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के न्द्र सरकार ने 28.11.2024 को 13 अपतटीय ब्लॉकों की नीलामी का पहला चरण शुरू किया है, जिसके  तहत एक समग्र लाइसेंस यानी अन्वेषण लाइसेंस-
सह-उत्पादन पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसमें के रल तट से दू र प्रादे शिक जल सीमा के  बाहर स्थित निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रेत के  तीन अपतटीय ब्लॉक
शामिल हैं।

अपतटीय क्षेत्र संचालन अधिकार नियम, 2024 के  नियम 5(2) के  अनुसार, किसी भी अपतटीय क्षेत्र को संचालन अधिकार प्रदान करने के  लिए अधिसूचित
करने से पहले पर्यावरण, वन एवं   जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी), मत्स्य विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों/
विभागों से पूर्व परामर्श अनिवार्य है। वर्तमान मामले में, खान मंत्रालय ने नीलामी के  लिए ब्लॉकों की अधिसूचना से पहले पर्यावरण, वन एवं  जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी), मत्स्य विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया था और नीलामी की अधिसूचना
से पहले सभी मंत्रालयों/विभागों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं  हुई थी।

इसके  अलावा, अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के  नियम 10(5) और नियम 18(3) में यह अनिवार्य है कि सफल/वरीयता प्राप्त बोलीदाता
उत्पादन या अन्वेषण कार्यों की शुरुआत से पहले लागू कानूनों के  तहत आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन, परमिट और अनापत्ति प्राप्त करें , जिसमें
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषय भी शामिल हैं।

समुद्री प्रजातियों के  संरक्षण हेतु, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ((एमओईएफ एवं सीसी) ने तटीय राज्यों एवं द्वीपों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों
को अधिसूचित किया है और 106 तटीय एवं समुद्री स्थलों को महत्वपूर्ण तटीय एवं समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों (आईसीएमबीए) के  रूप में चिह्नित किया गया है
और उन्हें प्राथमिकता दी गई है ताकि समुद्री प्रजातियों के  संरक्षण का ध्यान रखा जा सके । इन क्षेत्रों को छोड़कर अपतटीय ब्लॉक बनाए गए हैं।

यही नहीं , अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2024 के  प्रावधानों के  अनुसार, उत्पादन योजना के  अनुसार ही उत्पादन कार्य किया जाएगा।
उत्पादन योजना में, अन्य बातों के  अलावा, आधारभूत जानकारी, प्रभाव आकलन और शमन संबंधी उपायों को दर्शाने वाली एक पर्यावरण प्रबंधन योजना
शामिल है।
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इसके  अलावा, अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 16ए के  तहत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्र स्ट की स्थापना एक गैर-
लाभकारी स्वायत्त निकाय के  रूप में की गई है। तदनुसार, अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्र स्ट की स्थापना एस.ओ. 3246(ई) दिनांक 09.08.2024 के  माध्यम से की
गई है। तटीय राज्यों को इस ट्र स्ट के  शासी निकाय एवं  कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया है।

इस ट्र स्ट को प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से अपतटीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान, प्रशासन, अध्ययन और संबंधित व्यय के  लिए किया
जाएगा। साथ ही, इसका उपयोग अपतटीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के  इकोलॉजी पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकू ल प्रभाव को कम करने, अपतटीय क्षेत्र में
किसी भी आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करने और अन्वेषण या उत्पादन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के  हित एवं लाभ के  लिए किया जाएगा।

इन प्रावधानों के  जरिए, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अपतटीय खनन नीति के  लिए एक पारदर्शी एवं सहभागी ढांचा बनाए रखते हुए मछली पकड़ने
वाले समुदायों की आजीविका, समुद्री जैव विविधता और तटीय इकोसिस्टम की रक्षा के  लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय मौजूद हों।
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